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09 मार्च, 2017 को उत्तर के लिए
Hkw&ek=k x.kuk

1099- Jh jktdqekj èwkr%
D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k izèkkuea=h dk;kZy; us ,y ,.M Mh vks] MhMh,] MhvkjMhvks vkfn tSlh ns'k dh Hkw&LokfeRo okyh lHkh ,tsafl;ksa dks ns'k esa Hkw&ek=k x.kuk 'kq: djus dk funsZ'k fn;k gS rkfd LokfeRo vkSj vfrØe.k dh ek=k dk irk yxk;k tk lds(
¼[k½ D;k ,tsafl;ksa dks mÙkj nsus ds fy, dksbZ le;&lhek fuèkkZfjr dh xbZ gS( vkSj 
¼x½ ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS vkSj bl vfHk;ku ls D;k&D;k ykHk feyus dh vk'kk gS\
उत्तर
शहरी विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
( राव इन्‍द्रजीत सिंह )
(क): जी हां। सरकार के नियंत्रणाधीन सांविधिक प्राधिकरणों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित भूमि सहित सभी सरकारी भूमि के लिए केन्द्रीकृत डाटा बैंक सृजित करने के लिए एक संस्थानिक ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया गया है। डाटा बैंक में स्वामित्व ब्यौरे, फ्रीहोल्ड तथा लीज़होल्‍ड दोनों सेटलाइट इमेज और जीआईएस मेपिंग के साथ अनुज्ञेय भूमि उपयोग शामिल हैं।
(ख): जी हां। भू-स्वामी एजेंसियों से दिनांक 30.04.2017 तक इस कार्य को पूरा करने को कहा गया है।
(ग): इस कार्य का उद्देश्य सरकार को भूमि संसाधन के संबंध में उसके निष्पादन और सर्वोत्कृष्ट उपयोग और इसे सभी प्रकार के अधिक्रमण यदि कोई हो से मुक्त करने पर अवगत कराना है।
*********
